-भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3021
जिसका उत्‍तर 12 दिसम्‍बर, 2016 को दिया जाना है ।
.....

भू-जल में कमी आना
3021. श्री तिरुची शिवा: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या सरकार ने भू-जल संसाधनों में कमी आने की समस्या का समाधान करने के लिए नीतिगत पहलें की हैं; 
(ख) 
यदि हां, तो ऐसी नीतियों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और 
(ग) 
गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भू-जल संबंधी अनुसंधान बजटीय आबंटन और उपयोगिता का ब्यौरा क्या है? 

उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री (डा. संजीव कुमार बालियान)
(क) और (ख) य‍ह मंत्रालय भूमि जल पुनर्भरण और लोगों के लिए पर्याप्‍त जल उपलब्‍धता के लिए निम्‍नलिखित कदम उठा रहा है- 
· जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय जल नीति (2012) में अन्य बातों के साथ-साथ जल के संरक्षण, जल की बचत को प्रोत्साहन तथा इसकी सुरक्षा का समर्थन किया गया है और वर्षा जल संचयन, वर्षा जल के सीधे उपयोग तथा अन्य प्रबंधन उपायों के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय जल नीति (2012) अपनाए जाने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित कर दी गई है।
· केन्‍द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्‍ल्‍यूबी) ने 2013 के दौरान “भारत में भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्‍टर योजना”  नामक संकल्‍पना दस्‍तावेज तैयार किया है। मास्‍टर योजना में 85 बीसीएम (बिलियन घन मीटर) जल संचय करने के लिए 79,178 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से देश में 1.11 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्‍पना है। संवर्धित भूमि जल संसाधनों से पेयजल, घरेलू, औद्योगिक और सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की उपलब्धता बढ़ेगी। यह मास्‍टर योजना कार्यान्‍वयन के लिए सभी राज्‍य सरकारों को परिचालित की जा चुकी है।
· यह मंत्रालय भूमि जल पुनर्भरण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ बेहतर तालमेल बनाकर कार्य करता है।  ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किए गए जल संरक्षण और वाटरशेड प्रबंधन से संबंधित कार्यों का विवरण निम्‍नानुसार है-
	क्र. सं.
	कार्य श्रेणी
	वित्‍त वर्ष 2014-15
	वित्‍त वर्ष 2015-16
	2016-17 

25/11/2016 को

	
	
	कुल कार्य
	व्‍यय
(लाख रूपए)
	कुल कार्य
	व्‍यय
(लाख रूपए)
	कुल कार्य
	व्‍यय
(लाख रूपए)

	1
	जल संरक्षण 
	665700*
	312298.59
	782585*
	399128.82
	1144138*
	508227.89

	2
	वाटर शेड प्रबंधन
	46675
	158196.53
	263464
	188934.35
	244898
	181676.27


इसके अतिरिक्‍त ग्रामीण विकास मंत्रालय ने खेत तालाब के निर्माण के लिए गहन कार्यक्रम शुरू किया है; चालू वर्ष के दौरान एमजीएनआरईजीए के तहत 882325 खेत तालाब निर्मित किए जा रहे है। वे भी भूमि जल के पुनर्भरण में सहयोग देंगे। 

· पेयजल एवं स्‍वच्‍छता मंत्रालय ने सभी राज्‍यों को छत के वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण संबंधी स्‍थाई संरचनाओं को खड़ा करने आदि जैसे जल संरक्षण उपायों को अपनाने का सुझाव दिया है। ऐसी स्‍थाई संरचनाओं के सृजन के लिए राष्‍ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) निधि का 10% राज्‍यों को उपलब्‍ध कराया जाता है। वर्ष 2014-15 के दौरान किया गया व्‍यय 573.79 करोड़ रूपए, 2015-16 में 195.94 करोड़ रूपए और 2016-17 (29.11.2016 तक) में 29.67 करोड़ रूपए व्‍यय ऐसे कार्यों के लिए किया गया था। 
· भूमि संसाधन विभाग खासकर निवल कृष्‍य क्षेत्र के वर्षा पोषित भागों और कृषि योग्‍य नम भूमि के विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के वाटर शेड विकास घटक (डब्‍ल्‍यूडीसी) के तहत लगभग 39.07 मिलियन हेक्‍टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए वर्तमान में 28 राज्‍यों में 8214 वाटर शेड विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। डब्‍ल्‍यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत शुरू की गई प्रमुख गतिविधियों में अन्‍य बातों के साथ-साथ रीज क्षेत्र उपचार, ड्रेनेज लाईन वनरोपण, मृदा और नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, बागवानी और चारागाह विकास आदि शामिल हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान किया गया व्‍यय 2284.63 करोड़ रूपए, 2015-16 में 1487.83 करोड़ रूपए और 2016-17 (31.10.2016 तक) में 883.05 करोड़ रूपए केन्‍द्रीय हिस्‍से के रूप में ऐसे कार्यों के लिए जारी किया गया था।
· देश में भूजल विकास एवं प्रबंधन के विनियमन तथा नियंत्रण के उद्देश्य से “पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986” के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। अब तक सीजीडब्ल्यूए ने भूजल के विनियमन के उद्देश्य से देश में 162 क्षेत्र अधिसूचित किए हैं। सीजीडब्ल्यूए के दिशानिर्देशों के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में पेयजल के अतिरिक्त, किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऊर्जित माध्यम से भूजल की निकासी की अनुमति नहीं दी जाती। तथापि, गैर अधिसूचित क्षेत्र के लिए उद्योगों द्वारा भूजल की निकासी सीजीडब्ल्यूए के विनिर्धारित दिशानिर्देशों/मानदंडों द्वारा विनियमित होती है।
· सीजीडब्‍ल्‍यूए ने भूमि जल/वर्षा जल संचयन के कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देने/अपनाने हेतु उपाय करने के लिए राज्‍यों और संघ राज्‍यों क्षेत्रों को सलाह जारी की है। 30 राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों ने कानून बनाकर अथवा नियम एवं विनियम बनाकर अथवा भवन उपनियमों में प्रावधान शामिल करके अथवा उपयुक्‍त सरकारी आदेशों के जरिए वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया है।
· इस मंत्रालय ने सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को एक मॉडल विधेयक परिचालित किया है ताकि वे भूमि जल के विनियमन और विकास के लिए उपयुक्‍त भूमि जल विधान बना सकें, जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल हो। अब तक 15 राज्‍यों/ संघ राज्‍य क्षेत्रों ने मॉडल विधेयक के अनुरूप भूमि जल विधान अपनाया और कार्यान्वित किया है। 
· सीजीडब्ल्यूबी ने भूमि जल प्रबंधन एवं विनियमन स्‍कीम के अंतर्गत 12वीं योजना में जलभृत्त (एक्‍वीफर) मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। जलभृत्त मानचित्रण का उद्देश्‍य सामुदायिक सहभागिता सहित जलभृत्त/क्षेत्र विशिष्‍ट भूमि जल प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए जलभृत्तों के स्‍वरूप एवं उनकी विशेषताओं का पता लगाना है। 
· सीजीडब्‍ल्‍यूबी ने देश के 22 राज्‍यों में केन्‍द्र क्षेत्र स्‍कीम ‘भूमि जल प्रबंधन और विनियमन’ के तहत प्रदर्शनात्‍मक वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाएं शुरू की है। इस स्‍कीम के तहत 133 प्रदर्शनात्‍मक पुनर्भरण परियोजनाओं को लगभग 55.20 एमसीएम (मिलियन क्‍यूबिक मीटर) में भूमि जल के संभावित वार्षिक पुनर्भरण सहित विभिन्‍न राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में पुनर्भरण संचरनाओं के निर्माण के लिए अनुमोदन दिया गया था। विगत तीन वर्षो  के दौरान 117 कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण इस स्‍कीम के तहत किया गया था।
· जल संसाधन, विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने भी सभी पणधारियों को शामिल करते हुए और इसे व्‍यापक जनजागरूकता अभियान बनाते हुए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण के माध्‍यम से देश में समेकित जल संरक्षण और प्रबंधन के क्रम में ‘जल क्रांति अभियान’ (2015-16 से 2017-18) शुरू किया है। 
· सीजीडब्‍ल्‍यूबी वर्षा जल संचयन और भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए देश में जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विगत वर्ष में राष्‍ट्रव्‍यापी चित्रकला प्रतियोगिता में 17 लाख  से भी अधिक बच्‍चों ने भाग लिया था।
(ग) यह मंत्रालय ‘जल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) कार्यक्रम’ के तहत सतही जल, भूमि जल और जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित करता है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के लिए बजटीय आवंटन और भूमि जल से संबंधित अनुसंधान के लिए उपयोग का विवरण निम्‍नानुसार दिया गया है-
	वर्ष
	जल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के लिए आवंटन
(लाख रूपए)
	भूमि जल से संबंधित अनुसंधान के लिए जारी राशि
(लाख रूपए)

	2013-2014
	1430.00
	1343

	2014-2015
	1030.00
	8.06

	2015-2016
	355.00
	6.27

	2016-2017

(चालू वर्ष)
	225.00
	8.93

	कुल
	3040.00
	36.69


****
